
PRGI No. GUJHIN/2011/39228

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD, SURAT, LUCKNOW

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD, SURAT, LUCKNOW

वर्ष : 16
अंक : 153

दि. 02.10.2026,
शुक्रवार

पाना  : 04
 किंमत : 00.50 पैसा



Ahmedabad. Dt. 02-10-2026 Friday अहमदाबाद. दि. 02-10-2026 शुक्रवार

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002 

and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH 
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M), 9825333307 

Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

संपादकीय
सुरक्षाबलों में असुरक्षा

पणु ेके समीप सचंालित एक आधनुिक वदृ्धाश्रम में जब 
एक बसेहारा बजुरु्ग के दाखिले के लिए संपर्क किया 
गया, तो वहा ंका मासिक शलु्क पचास हजार रुपये 
बताया गया। यह केवल एक आर् थिक आकंड़ा नहीं ह,ै 

बल्कि यह हमार ेसमकालीन समाज के बदलत ेचरित्र, 
नतैिक पतन और बजुरु्गों के प्रति सवंदेनहीनता का 
एक भयावह दस्तावजे़ ह।ै भारत जसै ेविकासशील दशे 
में, जहां एक आम कामकाजी नागरिक या सेवानिवतृ्त 

व्यक ति की परूी मासिक आय भी अक्सर इस आकंड़े 
तक नहीं पहुचं पाती, वहां बढु़ाप ेकी शरणस्थली का 
इतना खर्चीला होना एक गभंीर सामाजिक संकट की 
ओर इशारा करता ह।ै यह इस कड़वी हकीकत को 

उजागर करता ह ैकि जो वदृ्धाश्रम कभी करुणा, सेवा 
और निस्वार्थ आश्रय के पवित्र केंद्र हआु करत ेथ,े वे 
अब कॉर्पोरेट शैली के आलीशान रिसॉर्ट्स और फाइव 
स्टार होटलों में तब्दील हो चुके हैं। जब जीवन के 

अतंिम पड़ाव पर मिलन ेवाली सुरक्षा और गरिमा भी 
परूी तरह से बाजारवाद की वस्तु बन जाए, तो समाज 
के गरीब, निम्न-मध्यमवर्गीय और सर्वहारा बजुुर्गों के 
जीवित रहने की उम्मीदें ही दम तोड़न लगती हैं। यह 

स्थिति इस बनुियादी लोकतांत्रिक और मानवीय सवाल 
को जन्म दतेी ह ैकि क्या सम्मान स ेजीन ेऔर शातंि से 
मरन ेका अधिकार केवल समाज के धनाढ्य वर्ग तक 
ही सीमित रह गया ह?ै

हाईटेक होत ेवदृ्धाश्रम और बेदखल होता बुढ़ापा

जम्मू-कश्मीर स्थित कठुआ में सेंट्रल इंडस्ट्रियल 
सिक्योरिटी फोर्स की ड्यूटी पर तैनात एक हिंसक साथी 
द्वारा चार जवानों की हत्या करने की घटना ने सुरक्षा 
बलों के भीतर छिपे खतरों की डरावनी तस्वीर उकेरी है। 
बताया जाता है कि सीआईएसएफ के एक हेड कॉन्स्टेबल 
ने अपनी सर्विस ए.के-47 से गोलीबारी करके इस 
दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया। बताते हैं कि इस 
वाकये में कार्यस्थल पर अपने छोटे बच्चे को लेकर आने 
से शुरू हुई बहस कालांतर हिंसक टकराव में बदल गयी। 
विगत में भी मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे सुरक्षा बलों के 
जवानों के हिंसक प्रतिरोध के मामले सामने आए हैं। ये 
घटना बताती है कि सुरक्षा कर्मियों से जुड़ी समस्याओं 
के निपटारे के लिये मजबूत सिस्टम बनाने की सख्त 
जरूरत है। निस्संदेह, यह घटना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस 
बल में काम करने की स्थितियों पर भी प्रश्न उठाती है। 
दरअसल, दूर-दराज के इलाकों में तैनात जवानों को लंबी 
और अनियमित ड्यूटी, परिवार से जुड़ी मुश्किलों तथा 
घर से लंबे समय तक दूर रहने जैसी तमाम चुनौतियों 
का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसी तनाव 
से गुजर रहे सुरक्षाकर्मी के व्यवहार व मानसिक स्थिति 
पर संवेदनशील ढगं से नजर रखन की जरूरत होती है। 
यह संकट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि सुरक्षा कर्मियों 
का अनिवार्य रूप से हथियार रखना ड्यूटी का हिस्सा 
है। जिसके चलते मामूली विवाद के घातक रूप लेने 
की आशंका लगातार बनी रहती है। इसका अभिप्राय यह 
कदापि नहीं है कि हर छोटा-मोटा विवाद हिंसक रूप 
में बदल ही सकता है। लेकिन ऐसे संकेतों पर समय 
रहते ध्यान देने की जरूरत होती है ताकि किसी दुखद 
घटना को टाला जा सके। निस्संदेह, केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा 
बलों में ऐसे दुखद हादसों को टालने हेतु, जवानों की 
शिकायतों के समाधान के लिये प्रभावी तंत्र और असरदार 
निगरानी की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों में 
हथियारों को लेकर सुरक्षा उपाय और आसानी से उपलब्ध 
मनोवैज्ञानिक मदद, बचाव की रणनीति का हिस्सा हो 
सकती है।
निस्संदेह, किसी भी सुरक्षाबल में जवानों का अनुशासित 
होना, अपरिहार्य शर्त है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि स े
संवेदनशील क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिये जवानों का हरदम 
शस्त्रों से लैस होना भी लाजिमी है। ऐसे में निगरानी व 
किसी भी टकराव को टालन के लिये उपायों को लेकर 
गंभीर पहल होनी चाहिए। कछु वर्ष पूर्व गृह मंत्रालय 
की एक टास्क फोर्स ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में 
कुछ जवानों द्वारा अपने साथियों की हत्या करने के मुख्य 
कारणों की पहचान की थी। जिसमें उल्लेख किया गया 
है कि कठोर सेवा शर्तें, छुट्टी मिलने में देरी-विशेषकर 
परिवार में आपात स्थिति के समय, आलोचना, उत्पीड़न 
पर प्रतिक्रिया तथा साथियों के अनुचित व्यवहार के कारण 
हिसक प्रतिक्रियाएं बढ़ी हैं। कठुआ की घटना की जांच में 
भी यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या इस मामले में 
निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। 

पानी के लिए बांग्लादेश की ‘हिलसा’ कूटनीति

पद संभालने के 
बाद मुहम्मद 

यूनुस की अंतरिम 
सरकार ने शुरू में 
भारत को हिलसा 

का एक्सपोर्ट रोक 
दिया था। हालांकि, 
बाद में यह फैसला 

बदल दिया गया। 
हिलसा के कम-

ज्यादा एक्सपोर्ट से 
ढाका-नई दिल्ली 
के बनते-बिगड़ते 

कूटनीतिक संबंधों 
को हम नाप सकते 

हैं।

जिस शेख हसीना ने फिश डिप्लोमेसी की 
शुरुआत की थी, वो अब राजनीति के जल से 
बाहर हैं। हिलसा बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली 
है। स्थानीय लोग इसे इलिश कहते हैं। स्वाद 
में बेजोड़ होने की वजह से इसे मछलियों की 
रानी भी माना जाता है। इलिश के बगैर ‘एई 
पार बांग्ला या ओई पार बांग्ला’ की जनता रह 
नहीं सकती।
बीते 26 सितंबर 2026 को दिल्ली स्थित 
बांग्लादेश हाई कमीशन में हिलसा फेस्टिवल 
आयोजित हुआ था, जिसमें कुछ वरिष्ठ 
राजनेता, राजनयिक, पत्रकार, शिक्षाविद‍् और 
सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हुईं। उस हिलसा 
फेस्टिवल में तवे पर हिलसा फ्राई का मेहमानों 
ते लुत्फ उठाया। चाणक्यपुरी स्थित दूतावास के 
मैत्री ऑडिटोरियम में आयोजित इस उत्सव का 
मुख्य उद्देश्य फूड एवं कलिनरी डिप्लोमेसी के 
जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक 
संबंधों को प्रगाढ़ करना था।इस अवसर पर 
ढाका से प्रकाशित एक विशेष पुस्तक ‘ए फिश 
कॉल्ड इलिश’ का विमोचन भी भारतीय हस्तियों 
द्वारा किया गया। उत्सव में आए मेहमानों 
को हिलसा मछली से बने विभिन्न प्रकार के 
पारंपरिक बंगाली व्यंजन, जैसे सरसों हिलसा, 
फ्राइड हिलसा आदि, के साथ-साथ पारंपरिक 
बांग्लादेशी भोजन परोसा गया। बांग्लादेश के 
उच्चायुक्त एम. रियाज हामिदुल्लाह ने इस 
अवसर पर कहा कि हिलसा सिर्फ एक मछली 
नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश की पहचान, 
समाज और अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ी 
हुई है। यह आयोजन ऐसे समय में किया गया, 
जब दोनों देशों के बीच हिलसा के व्यापारिक 
समीकरणों को लेकर कई कूटनीतिक चर्चाएं 
चल रही हैं।
वर्ष 1991 के बाद से बांग्लादेश और भारत 
के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव इन दोनों देशों 
के राजनेताओं के सत्ता में आने-जाने के साथ 
बदलते रहे हैं। शायद किसी को याद हो कि 
19 मार्च 1998 को बीजेपी के दोबारा सत्ता में 

आने के बाद बांग्लादेश के तत्कालीन विदेश 
मंत्री आनन-फानन में नई दिल्ली पहुंचे थे। यह 
भूलकर कि पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश 
का स्थायी हित महत्वपूर्ण है। उन दिनों शेख 
हसीना सत्ता में थीं। 16 मई से 1 जून 1996 
तक अटल बिहारी वाजपेयी की 16 दिनों की 
पहली टर्म वाली सरकार को उन्होंने हल्के में 
लिया था।
भारत में कई लोग ऐसा मानते हैं कि 1971 
में भारत ने जो कुर्बानी दी थी, बांग्लादेश ने 
उसके लिए पर्याप्त आभार नहीं जताया। शायद 
ही कोई इस बात से इनकार करेगा कि भारत में 
चार पार्टियों वाली समावेशी सरकार के समय 
दोनों देशों के रिश्ते बहुत निचले स्तर पर थे। 
उस दौरान विदेश मंत्री स्तर की किसी द्विपक्षीय 
यात्रा की बात तो दूर, सरकार प्रमुख की यात्रा 
तक नहीं हुई थी।
केंद्र में सत्ता मजबूत होती है, तो रिश्ते भी 

बदलते हैं। शेख हसीना, ‘जैसी बही बयार, 
पीठ तब तैसी कीजिए’, वाली राजनेता रही 
हैं। दक्षिण एशिया में ‘हिलसा डिप्लोमेसी’ की 
शुरुआत 1996 में सद्भावना और सहयोग के 
इरादे से हुई थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री 
शेख हसीना ने 1996 की ऐतिहासिक गंगा जल 
बंटवारा संधि से ठीक पहले, सद्भावना के एक 
सोचे-समझे कदम के तौर पर पश्चिम बंगाल 
के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को हिलसा मछली की 
एक खेप भेजी थी।
12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री 
शेख हसीना और उनके भारतीय समकक्ष एच. 
डी. देवेगौड़ा के बीच हुई 30 साल की इस संधि 
ने जनवरी-मई के सूखे मौसम के दौरान गंगा के 
पानी के बंटवारे का एक ढांचा तैयार किया था। 
इस दौरान नदी का बहाव काफ़ी कम हो जाता 
है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई 
गंगा जल संधि 11 दिसंबर 2026 को समाप्त 

हो रही है। वर्ष 1996 के बाद उभयपक्षीय 
परिस्थितियां काफी बदली हैं। आबादी बढ़ी है, 
पानी की जरूरत बढ़ी है और नदी तथा मौसम 
से जुड़ी परिस्थितियों को लेकर भी नई चुनौतियां 
सामने आई हैं। नई संधि होती है, तो भारत और 
बांग्लादेश की जरूरतों के साथ-साथ भारत के 
अंदर अलग-अलग राज्यों की पानी से जुड़ी 
जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा।
गंगा नदी बांग्लादेश के लिए भी अत्यंत 
महत्वपूर्ण है। देश का लगभग 37 प्रतिशत भू-
भाग, जो चार डिवीजनों के 26 जिलों और 163 
उप-जिलों में फैला है, इस नदी पर निर्भर है, 
जिसे बांग्लादेश में ‘पद्मा’ के नाम से जाना जाता 
है। अब आने वाले दशकों के लिए ढाका और 
नई दिल्ली को एक नई व्यवस्था तैयार करनी 
होगी। तीस्ता जल बंटवारे में हुई उठा-पटक की 
कहानी अलग है। तीस्ता नदी के लिए पानी के 
बंटवारे की एक अलग व्यवस्था को 2011 में 

बांग्लादेश और भारत ने अंतिम रूप दिया था, 
लेकिन पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के विरोध के बाद उस पर कभी 
हस्ताक्षर नहीं हो सके।
पद संभालने के बाद मुहम्मद यूनुस की 
अंतरिम सरकार ने शुरू में भारत को हिलसा 
का एक्सपोर्ट रोक दिया था। हालांकि, बाद में 
यह फैसला बदल दिया गया और 21 सितंबर 
2024 को वाणिज्य मंत्रालय ने भारत को 
3,000 टन हिलसा एक्सपोर्ट करने की मंज़ूरी 
दे दी। 2025 में 2,420 टन हिलसा भारत 
निर्यात करने की मंज़ूरी दी गई थी। 2026 में 
इसे आधा घटाकर 1,200 टन कर दिया गया 
है। हिलसा के कम-ज्यादा एक्सपोर्ट से ढाका-
नई दिल्ली के बनते-बिगड़ते कूटनीतिक संबंधों 
को हम नाप सकते हैं। नई सरकार के गठन 
के बाद भी बांग्लादेश चैन से नहीं है। ऐन दुर्गा 
पूजा के समय भारत निर्यात होने वाली हिलसा 
मछली मुद्दा बनती है। हालांकि, बंगाली आबादी 
हिलसा को अपनी खान-पान की संस्कृति का 
अहम हिस्सा मानती है, लेकिन बांग्लादेश में 
इसे लेकर चिंताएं भी हैं। हर साल दुर्गा पूजा से 
पहले स्थानीय बाज़ार में हिलसा की कीमतें बढ़ 
जाती हैं, जिससे मध्यम और निचले वर्ग पर 
और ज़्यादा बोझ पड़ता है। कई कॉमन लोगों 
के लिए हिलसा मछली का एक्सपोर्ट अभिशाप 
भी बन गया है। 
ममता बनर्जी ने चुनाव के दिनों में कहा था 
कि बीजेपी सरकार आई तो मछली-मांस 
की मुश्किलें बढ़ेंगी। अब लोग कहने लगे, 
‘बांग्लादेश ने फेस्टिव सीजन में धोखा दिया 
है।’ हिलसा का स्वाद बंगाल में बीजेपी की 
सरकार के रहते सर्वसुलभ न हो, तो यह 
राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। रणनीतिकार 
हिलसा को कूटनीतिक हथियार के तौर पर 
इस्तेमाल करने से बाज़ नहीं आ रहे। हाई 
कमीशन द्वारा हिलसा फेस्टिवल के कूटनीतिक 
मायने नई दिल्ली समझे। ‘आप हमें पानी दो—
हम आपको हिलसा देंगे।’
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गांधीनगर : पोरबंदर तथा देवभूमि 
द्वारका जिलों का 192.31 वर्ग 
किलोमीटर क्षेत्रफल वाला बरडा 
अभयारण्य एशियाई सिंहों के द्वितीय 
निवास स्थान के रूप में स्थापित हो 
रहा है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वन्य 
प्राणी संरक्षण एवं सिंहों की सुरक्षा के 
लिए तथा मानव-वन्य प्राणी संघर्ष को 
रोकने के अलावा बरडा अभयारण्य 
के पशुपालक परिवारों को शिक्षा, 
स्वास्थ्य एवं रोजगार जैसी सुविधाओं 
के साथ विकास कार्यों का लाभ देकर 
मुख्यधारा से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण 
निर्णय किया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस संदर्भ 
में बरडा अभयारण्य के पशुपालकों 
को स्वैच्छिक रूप से अभयारण्य के 
बाहर बसाने की योजना की घोषणा 
77वें वन महोत्सव अंतर्गत पोरबंदर 
में की है।
इस योजना के अनुसार नेशनल टाइगर 
कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइडलाइन 
के अनुसार लाभार्थियों को प्रति परिवार 
15 लाख रुपए की एकमुश्त राशि 

भुगतान की जाएगी और स्वैच्छिक 
स्थानांतरण के बाद उनके बरडा क्षेत्र 
में कोई अन्य अधिकार-हित मान्य 
नहीं रहेंगे।
इसके अलावा, इस संबंध में कोई अन्य 
अतिरिक्त राशि भुगतान योग्य नहीं 
होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 
स्थानांतरित होने वाले प्रति परिवार को 
राज्य सरकार की योजना के अनुसार 
आवास के लिए नियमानुसार 100 वर्ग 
गज के प्लॉट का निःशुल्क आवंटन 
करने क ेलिए संबंधित कलेक्टर/जिला 
स्तरीय समिति द्वारा अभयारण्य एवं 
इको-सेंसिटिव जोन की सीमा से बाहर 
तथा महानगर पालिका की सीमा से 
10 किलोमीटर व नगर पालिका की 
सीमा से 5 (पाँच) किलोमीटर बाहर 
के क्षेत्र में किसी भी गाँव के समीप 
जमीन निःशुल्क दी जा सकेगी।
इतना ही नहीं, जिस परिवार के पास 
मवेशी हों, तो मवेशियों के लिए उनकी 
मांग के अनुसार 100 वर्ग गज तक के 
प्लॉट की बाजार कीमत के अनुसार 
इस प्लॉट की राशि उन्हें देय 15 लाख 
रुपए की सहायता में से घटाकर शेष 

राशि का भुगतान किया जाएगा।
इस योजनांतर्गत नेशनल टाइगर 
कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइडलाइन 
के अनुसार परिवार की परिभाषा मान्य 
रखी जाएगी।
इस समग्र योजना के कार्यान्वयन 
की समीक्षा तथा मार्गदर्शन के लिए 
राज्य स्तरीय समिति का गठन वन एवं 
पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव 
की अध्यक्षता में किया गया है। समिति 
में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हेड 
ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स, मुख्य वन्यजीव 
वार्डन और समाज कल्याण विभाग 
के निदेशक को सदस्य के रूप में 
तथा वन संरक्षक, वन्यजीव सर्किल, 
जूनागढ को सदस्य सचिव के रूप में 
शामिल किया गया है।
इसके अलावा जिला स्तर पर योजना 
के कार्यान्वयन तथा परिवारों की 
संख्या की जानकारी प्राप्त करने और 
इस संबंध में आवश्यक आधार-प्रमाणों 
की जाँच के लिए और स्थानांतरित 
किए जाने वाले परिवारों का विवरण 
निर्धारित करने क ेलिए संबंधित जिला 
कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला 

स्तरीय समिति का गठन किया गया है। 
इस समिति में संबंधित जिला विकास 
अधिकारी, संबंधित जिला समाज 
कल्याण अधिकारी, संबंधित जिला 
कृषि अधिकारी, संबंधित कार्यपालक 
अभियंता, पीजीवीसीएल को सदस्य के 
रूप में तथा संबंधित उप वन संरक्षक 
को सदस्य सचिव के रूप में कार्य 
करना होगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशा-
निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा घोषित 
इस योजना के तहत पशुपालकों 
के स्वैच्छिक स्थानांतरण से बरडा 
अभयारण्य का बड़ा हिस्सा वन्यजीव 
सृष्टि के लिए मुक्त हो जाएगा और यह 
क्षेत्र मानव अतिक्रमण से होने वाले 
बायोटिक प्रेशर से मुक्त होगा।
स्थानांतरित होने वाले परिवार 
सामाजिक जीवन की मुख्यधारा 
से जुड़ेंगे और उन्हें अधिक अच्छे 
जीवन-निर्वाह, शिक्षा, स्वास्थ्य और 
रोजगार के उज्ज्वल अवसर उपलब्ध 
होने के कारण उनकी जीवनशैली 
में सकारात्मक/आमूल परिवर्तन भी 
आएगा।

अहमदाबाद: पश्चिम रलेव े के अहमदाबाद 
मडंल न े सितबंर 2026 के दौरान माल 
ढुलाई, परिचालन दक्षता, इटंरचेंज, लॉन्ग हॉल 
ट्रेनों, यात्री ट्रेन सचंालन एव ं अन्य परिचालन 
गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रदर्शन दर्ज किया 
ह।ै सितबंर 2026 में अहमदाबाद मडंल द्वारा 
औसतन 3,126.93 वगैन प्रतिदिन लोड किए 
गए, जो सितबंर 2025 के 3,084 वगैन प्रतिदिन 
की तलुना में 1.39% अधिक ह।ै इसी अवधि 
में कुल 4.559 मिलियन टन माल लदान किया 
गया, जो पिछल ेवर्ष के 4.526 मिलियन टन की 
तलुना में 0.73% अधिक ह।ै माल आय सितबंर 
2026 में ₹636.18 करोड़ रही, जो सितबंर 
2025 की ₹595.16 करोड़ की तलुना में लगभग 
7% अधिक है।

माल ढुलाई में प्रमखु कमोडिटीज की 
लोडिंग में वदृ्धि

सितबंर 2026 में विभिन्न प्रमखु कमोडिटीज की 
लोडिग में उल्लेखनीय वदृ्धि दर्ज की गई। कोयले 
की औसत दैनिक लोडिग 76.97 वगैन रही, जो 
पिछल वर्ष के 62.06 वगैन प्रतिदिन की तलुना 
में 24.02% अधिक ह।ै उर्वरक की लोडिग 
698.23 वगैन प्रतिदिन रही, जिसमें 61.19% 
की वृद्धि दर्ज की गई। नमक एव ं औद्योगिक 
नमक की लोडिग 304.03 वगैन प्रतिदिन रही, 
जो 7.97% अधिक ह,ै जबकि ऑटोमोबाइल 
लोडिग 117.37 वगैन प्रतिदिन रही, जिसमें 

5.03% की वदृ्धि हईु। अन्य कमोडिटीज की 
लोडिग भी 47.77% बढ़कर 136.20 वगैन 
प्रतिदिन रही।
लॉन्ग हॉल ट्रेनों के सचंालन में उल्लेखनीय 

वदृ्धि
अहमदाबाद मंडल न े सितबंर 2026 में कुल 
118 लॉन्ग हॉल ट्रेनें चलाईं, जबकि सितबंर 
2025 में 78 लॉन्ग हॉल ट्रेनें चलाई गई थीं। इस 
प्रकार लॉन्ग हॉल ट्रेनों के संचालन में 51.28% 
की वदृ्धि दर्ज की गई। इनमें गाधंीधाम  क्षेत्र में 
सितबंर 2026 के दौरान 95 लॉन्ग हॉल ट्रेनों का 
गठन किया गया।
एक दिन में 90 रके लोडिंग का महत्वपरू्ण 

प्रदर्शन
30 सितबंर 2026 को अहमदाबाद मडंल न ेवित्त 
वर्ष 2026-27 में एक दिन में 90 रके/3,899 
वगैन लोडिग का उच्चतम प्रदर्शन दर्ज किया। 
इसमें अहमदाबाद क्षेत्र स े27 रके/1,110 वगैन 
तथा गाधंीधाम क्षेत्र स े 63 रके/2,789 वगैन 
शामिल थ।े इसके अतिरिक्त, 25 सितबंर 2026 

को अहमदाबाद क्षेत्र में एक दिन में 30 
रके/1,139 वगैन की लोडिग दर्ज की गई।

नए व्यवसायिक अवसरों से 
अतिरिक्त राजस्व

सितबंर 2026 में शिवलखा स्थित GCT 
(गति शक् ति कार्गो टर्मिनल) स े पहली 
बार M/s KMT Engineering Pvt. 

Ltd. द्वारा कंटेनर रके के माध्यम स ेमिरज के 
लिए लोडिग की गई। 8 सितबंर 2026 को 
सचंालित इस रके स े₹32.32 लाख का अतिरिक्त 
राजस्व अर्जित हुआ। इसके अलावा 23 सितबंर 
2026 को सामाख्याली में CMS Kiosk 
कमीशन किया गया।

परिचालन गति एव ंदक्षता में सधुार
सितबंर 2026 में यार्डिंग एव ं स्टेबलिगं सहित 
मालगाड़ी की औसत गति 14.93 किमी प्रति घटंा 
रही, जो पिछल वर्ष के 13.18 किमी प्रति घटंा 
की तलुना में 13.28% अधिक ह।ै इसी अवधि 
में क्रैक ट्रेनों की संख्या बढ़कर 1,717 हो गई, 
जो सितबंर 2025 की 1,689 ट्रेनों की तलुना में 
1.66% अधिक ह।ै

समयपालन एवं यात्री सवेाओं में सधुार
सितबंर 2026 में मले/एक्सप्रेस ट्रेनों का 
समयपालन 96.58% रहा, जो सितबंर 2025 
के 93.78% की तलुना में 2.80% अधिक 
ह।ै सितबंर माह में कुल 6,397 कोचिग ट्रेनें 
सचंालित हईुं, जो पिछल वर्ष की 6,029 ट्रेनों 

की तलुना में 6.10% अधिक हैं। विभिन्न ट्रेनों में 
यात्रियों की सवुिधा के लिए 429 अतिरिक्त कोच 
लगाए गए तथा मले/एक्सप्रेस ट्रेनों में कुल 22 
इडंेंटेड VPs लगाए गए।

इटंरचेंज एवं DFC परिचालन में वदृ्धि
सितबंर 2026 में अहमदाबाद मडंल का कुल 
औसत इटंरचेंज 226.10 ट्रेन प्रतिदिन रहा, जो 
सितबंर 2025 के 216.87 ट्रेन प्रतिदिन की 
तलुना में 9.23% अधिक ह।ै DFC बिदंओुं पर 
औसत इटंरचेंज 103.14 ट्रेन प्रतिदिन रहा, जो 
पिछल वर्ष के 94.46 ट्रेन प्रतिदिन की तलुना में 
9.19% अधिक ह।ै
भारतीय रलेव ेकी पहली LNG सचंालित 

ट्रेन का शभुारभं
सितबंर 2026 में साबरमती रेलव ेस्टेशन स ेदशे 
की पहली LNG सचंालित ट्रेन, जो डीजल-
LNG ड्यूल फ्यूल प्रणाली पर आधारित ह,ै का 
शभुारभं किया गया। इस ट्रेन को माननीय गहृ 
एव ंसहकारिता मतं्री श्री अमित शाह न ेसाबरमती 
रलेव ेस्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
अहमदाबाद मडंल द्वारा सितबंर 2026 में माल 
ढुलाई एव ंपरिचालन क्षेत्र में दर्ज ये उपलब्धियां 
बहेतर परिचालन दक्षता, माल परिवहन को 
बढ़ावा दनेे, नए व्यवसायिक अवसर विकसित 
करन ेतथा यात्री एव ंमाल सवेाओं की गणुवत्ता 
में निरतंर सधुार के प्रति मडंल की प्रतिबद्धता 
को दर्शाती हैं।

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में 
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 
स्वच्छ भारत के संकल्प तथा माननीय 
रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के 
मार्गदर्शन में स्वच्छता एवं जनभागीदारी 
को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वच्छता 
ही सेवा–2026 अभियान के अंतर्गत 
विभिन्न स्वच्छता गतिविधियां आयोजित 
की जा रही हैं। इस वर्ष स्वच्छता ही 
सेवा अभियान का संदेश “स्वच्छता में 
सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत” 
है।
भावनगर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक श्री 
दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में स्वच्छता ही 
सेवा–2026 अभियान के अंतर्गत विभिन्न 
स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जा 
रही हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 
सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक तथा 
स्वच्छता पखवाड़ा–2026 1 अक्टूबर से 
15 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया 
जा रहा है।
इसी क्रम में 1 अक्टूबर 2026 को 
“एक दिन, एक घंटा, एक साथ” थीम 

के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी सामूहिक श्रमदान 
कार्यक्रम का आयोजन भावनगर मंडल 
में उत्साहपूर्वक किया गया। इस अवसर 
पर मंडल कार्यालय के विभिन्न विभागों 
के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने-
अपने कार्यस्थलों पर सुबह 08:00 बजे 
से 09:00 बजे तक सामूहिक रूप से 
श्रमदान किया।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल 
कुमार त्रिपाठी के अनुसार, स्वच्छता 
अभियान के तहत अपर मंडल रेल 
प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा के नेतृत्व 
में भावनगर परा रेलवे स्टेशन पर 
अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विशेष 
स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस 

दौरान निर्धारित क्षेत्रों में सफाई, कचरा 
संग्रहण तथा स्वच्छता से संबंधित विभिन्न 
गतिविधियां की गईं। अधिकारियों एवं 
कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता निभाते 
हुए स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रेलवे परिसर 
के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
इस अवसर पर भावनगर रेलवे मंडल 
के सभी स्टेशनों, कार्यालयों, स्वास्थ्य 
इकाइयों, कोचिंग डिपो में सामूहिक 
श्रमदान के माध्यम से स्वच्छता, 
जनभागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी 
का संदेश दिया गया। कार्यक्रम ने 
अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता 
को केवल अभियान तक सीमित न रखते 
हुए इसे नियमित कार्यसंस्कृति का हिस्सा 

बनाने के लिए प्रेरित किया।
2 अक्टूबर 2026 को स्वच्छता ही सेवा 
अभियान के तहत मंडल कार्यालय से 
सुबह 07:30 बजे स्वच्छता ही सेवा के 
नारों के साथ प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 
इसके पश्चात भावनगर परा रेलवे स्टेशन 
पर सुबह 08:30 बजे वाणिज्य विभाग 
एवं स्वयंसेवी समूह द्वारा श्रमदान तथा 
भावनगर परा स्थित मेडिकल कॉलोनी में 
श्रमदान के पश्चात रेलवे हॉस्पिटल में 
सुबह 9.30 बजे  मंडल रेल प्रबंधक श्री 
दिनेश वर्मा मीडिया को संबोधित करेंगे।
भावनगर मंडल द्वारा आयोजित ये 
गतिविधियां रेलवे परिसरों में स्वच्छ, 
स्वस्थ एवं बेहतर कार्य वातावरण 
सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्वच्छता 
के प्रति जागरूकता एवं जनभागीदारी को 
बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम 
हैं। “एक दिन, एक घंटा, एक साथ” की 
भावना के साथ आयोजित यह सामूहिक 
श्रमदान स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने 
और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी 
निभाने के लिए प्रेरित करता है।

गांधीनगर, 01 अक्टूबर : गुजरात 
सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग 
की ओर मोड़ने और वाहन मालिकों को 
नए वाहन की खरीद के लिए प्रोत्साहित 
करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किया 
है। इस निर्णय के अनुसार पात्र पुराने 
वाहनों को अधिकृत रूप से स्क्रैप 
करवाने के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट 
ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) के आधार 
पर नए वाहन के पंजीकरण के समय 
मोटर व्हीकल टैक्स में 50 प्रतिशत 
तक की राहत दी जाएगी। इस निर्णय 
से पुराने वाहन की स्क्रैपिंग को सीधे 
आर्थिक लाभ के साथ जोड़ा गया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन 
और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा 
वाहन व्यवहार राज्य मंत्री श्री प्रवीणभाई 
माळी के नेतृत्व में किए गए इस निर्णय 
का सीधा अर्थ यह है कि पात्र पुराने 
वाहन को स्क्रैप करवाने के बाद मिलने 
वाले सीओडी का उपयोग नए वाहन के 

पंजीकरण के समय किया जाएगा और 
लागू प्रावधान के अनुसार नए वाहन 
पर भरे जाने वाले मोटर व्हीकल टैक्स 
में कन्सेशन का लाभ मिलेगा। इससे 
वर्षों पुराने वाहन रखने वाले मालिकों 
के लिए स्क्रैपिंग के बाद नए वाहन 
की ओर आगे बढ़ने का आर्थिक मार्ग 
अधिक आसान होगा।
बीएस-I और उससे पुराने वाहन 

लाभ के अंतर्गत
बंदरगाह और वाहन-व्यवहार विभाग 
द्वारा इस निर्णय के संबंध में हाल ही 
में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 
मैस एमिशन स्टैंडर्ड्स भारत स्टेज-I 
(बीएस-I) और उससे पहले के 
मानकों के अनुसार निर्मित ट्रांसपोर्ट 
तथा नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों को इस 
प्रावधान के अंतर्गत शामिल किया गया 
है। इसके अलावा; बीएस-II मानक के 
अनुसार निर्मित सभी मध्यम और भारी 
मालवाहक मोटर वाहनों तथा सभी 

मध्यम और भारी पैसेंजर मोटर वाहनों 
के लिए भी कन्सेशन का प्रावधान किया 
गया है।
इस प्रकार; पुराने उत्सर्जन मानक वाले 
पात्र वाहनों को स्क्रैप करवाने वाले 
मालिकों को अब केवल पुराने वाहन 
से मुक्ति ही नहीं; बल्कि नए वाहन के 
पंजीकरण के समय टैक्स में उल्लेखनीय 
राहत प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

स्क्रैपिंग के बाद सीओडी बनेगा 
नए वाहन के लिए टैक्स राहत का 

आधार
इस निर्णय की सबसे महत्वपूर्ण बात 
सीओडी से जुड़ी हुई है। पात्र पुराने 
वाहन को अधिकृत रूप से स्क्रैप 
करवाने के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट 
ऑफ डिपॉजिट नए वाहन के पंजीकरण 
के समय प्रस्तुत किया जाएगा। उसके 
आधार पर नियमों के अनुसार मोटर 
व्हीकल टैक्स में कन्सेशन का लाभ 
मिलेगा। सरकार की इस पहल से पुराने 

वाहनों को लंबे समय तक सड़क पर 
चलाने के बजाय उन्हें स्क्रैप करके नए 
वाहन की ओर आगे बढ़ने की प्रक्रिया 
को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। 
विशेष रूप से पुराने कमर्शियल वाहनों 
के मालिकों के लिए नए वाहन की 
खरीद के समय टैक्स में मिलने वाली 
राहत महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ बन 
सकती है।

31 मार्च, 2027 तक की 
समयसीमा

इस टैक्स कन्सेशन के लिए 31 मार्च, 
2027 तक जारी किए गए संबंधित 
सीओडी को ध्यान में रखा जाएगा। 
यानी पात्र वाहन के मालिकों को 
स्क्रैपिंग और सीओडी प्राप्त करने की 
प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा में पूरी 
करनी होगी। टैक्स कन्सेशन की गणना 
की पद्धति पहले से निर्धारित पद्धति 
के अनुसार रहेगी। यानी नए निर्णय 
से कन्सेशन का लाभ बढ़ाया गया है, 

जबकि टैक्स की गणना के लिए मूल 
पद्धति यथावत रखी गई है।

एक ही स्क्रैप के बदले दोबारा 
लाभ नहीं

राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण 
स्पष्टीकरण भी किया है कि यदि 
संबंधित स्क्रैप वाहन के बदले पहले 
से ही सीओडी के आधार पर टैक्स 
कन्सेशन का लाभ लिया गया हो, 
तो उसी वाहन के बदले दोबारा इस 
प्रावधान के तहत कन्सेशन प्राप्त नहीं 
किया जा सकेगा। इस प्रकार; गुजरात 
सरकार का यह निर्णय पुराने वाहन की 
स्क्रैपिंग से नए वाहन की खरीद तक की 
पूरी प्रक्रिया को आर्थिक प्रोत्साहन के 
साथ जोड़ता है। पात्र वाहन मालिक के 
लिए अब मार्ग स्पष्ट है - पुराना वाहन 
स्क्रैप करवाएँ, सीओडी प्राप्त करें, नया 
वाहन खरीदें और नियमों के अनुसार 
मोटर व्हीकल टैक्स में 50 प्रतिशत तक 
की राहत प्राप्त करें।

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 
के जनसेवा के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे 
होने के अवसर पर आयोजित ‘सेवा 
संकल्प अभियान’ कार्यक्रम के अंतर्गत 
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रोत्साहक 
उपस्थिति में गुरुवार को अहमदाबाद 
के बोपल इलाके में स्थित आंगनबाड़ी 
में ‘आंगन मिलन सेवा’ उत्सव मनाया 
गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल 
ने बोपल आंगनबाड़ी-6 में नन्हे-मुन्नों 
को फल और सुखड़ी का वितरण किया। 
इसके अलावा, गर्भवती एवं स्तनपाल 
कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 
महीने से 3 वर्ष आयु के बच्चों को टेक 
होम राशन (टीएचआर) का भी वितरण 
किया गया।
मुख्यमंत्री ने बच्चों को खिलौने वितरित 

कर उन पर अपना स्नेह बरसाया।
मुख्यमंत्री ने बोपल आंगनबाड़ी-6 
का निरीक्षण किया और बच्चों के 

लिए सुविधाओं और गतिविधियों की 
जानकारी प्राप्त की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट 

कार्य करने वाली आंगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा 
कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। 
इसके अलावा, उन बच्चों को ‘पोषण 
चैंपियन’ अवॉर्ड भी दिया गया, जिनका 
पोषण स्तर ऊंचा और सामान्य पाया 
गया।
मुख्यमंत्री ने बच्चों और अभिभावकों के 
साथ सहज संवाद किया।
कार्यक्रम में शहर के महापौर श्री 
हितेशभाई बारोट, कलेक्टर श्री भव्य 
वर्मा, उप महापौर श्रीमती अंजूबेन 
शाह, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष 
श्री कमलेशभाई पटेल तथा महिला 
एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी 
महानगर पालिका के पदाधिकारी, 
अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या 
में अभिभावक और बच्चे मौजूद रहे।

प्रदषूण नियंत्रण की दिशा में गुजरात सरकार की बड़ी घोषणा

वन एवं पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार

1926 8320002000

अधिक जानकारी के 

लिए QR कोड 

स्कैन करें

‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल 
ने बोपल आंगनबाड़ी में बच्चों से की मुलाकात, बरसाया स्नेह

अहमदाबाद मंडल ने सितंबर 2026 में ₹636.18 करोड़ की 
माल आय के साथ दर्ज की उल्लेखनीय उपलब्धियां

सितंबर 2026 में अहमदाबाद मंडल ने 118 लॉन्ग हॉल ट्रेनों का किया सफल संचालन,सितंबर 
2026 में शानदार प्रदर्शन: 90 रेक/3,899 वैगन की एक दिन में रिकॉर्ड लोडिंग

भावनगर रेलवे मंडल में “एक दिन, एक घंटा, एक 
साथ” सामूहिक श्रमदान से गूंजा स्वच्छता का संदेश

पुराना वाहन स्क्रैप करवाकर नया वाहन खरीदने वाले को मिलेगा 50 प्रतिशत तक का बड़ा टैक्स कन्सेशन

77वें वन महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणा
बरडा अभयारण्य के पशुपालकों को स्वैच्छिक रूप से अभयारण्य के बाहर बसाने की योजना
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